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इस ट्रेनिंग मटेरियल को इस्तेमाल करने का तरीका
यह मटेरियल हमें हमारे संविधान में दिए गए हक़ के  बारे में जानकारी देता है, और ये भी
दिखता है कि कै से हमारे हक़ का रोज़ की ज़िंदगी में अक्सर उल्लंघन होता है।

इस्तेमाल कै से करें?
1.  पहले हर आर्टिकल को पढ़िए और आराम से समझाइए कि इसमें कौन-सा हक़
बताया गया है।

2.  फिर जो के स/किस्सा दिया गया है, उसे पढ़े , समझिये - यह बताता है कि कै से
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। 

3.  उस के स में पहचानें कि कौन-कौन से अधिकारों का उल्लंघन किया गए हैं।
4. फिर इस पर बातचीत करवाएँ।









ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।
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ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
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अपने विचार यहाँ लिखें।
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ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।



अनुच्छेद 30
अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं को पंजीकृ त करने
और उनका संचालन करने का अधिकार।

(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर
आधारित हों, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित
करने और उनका संचालन करने का अधिकार होगा।

(1-ए) खंड (1) में उल्लिखित अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित
और संचालित शैक्षणिक संस्था की किसी संपत्ति के
अनिवार्य अधिग्रहण (प्रप्ति) के  लिए कोई कानून बनाते
समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी संपत्ति के
अधिग्रहण के  लिए कानून द्वारा या उसके  तहत निर्धारित
राशि ऐसी हो जो उस खंड के  तहत गारंटीकृ त अधिकार को
प्रतिबंधित या निरस्त न करे।



अनुच्छेद 30
अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं को पंजीकृ त करने
और उनका संचालन करने का अधिकार।

2. शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करते समय
राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्था के  विरुद्ध इस आधार पर
भेदभाव नहीं करेगी कि वह अल्पसंख्यक के  प्रबंधन के
अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा के  आधार पर हो।



कर्नाटक की मलयाली प्रोफे सर आदर्शिनी पणिकर ने
राज्य में लुप्त हो रही मलयाली भाषा के  संरक्षण के  लिए
समर्पित एक स्कू ल की स्थापना की। कर्नाटक की राज्य
सरकार ने उनके  स्कू ल के  लिए आवेदन को मंजूरी देने
से इनकार कर दिया और उनके  स्कू ल के  आवेदन को
रद्द करने का कारण उनकी मलयाली पहचान बताया।



ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।



अनुच्छेद 32
बंदी प्रत्यक्षीकरण



डोसो, तु म परे शान दिख रहे  हो।
क्या हु आ?

पु लिस ने  साहू कार के  घर में  चोरी
के  आरोप में  सु पै  को हिरासत में
लिया है । मु झे  डर है  कि उस पर
झू ठा आरोप लगाया जा रहा है ,

जिली, हम क्या करें ?



क्या तु मने  साहू कार या गांव के
बु जु र्गों से  बात की? सु पै  ऐसा
कभी नहीं करता!

मैं ने  सभी से  गु हार लगाई है ।
साहू कार मे री बात नहीं सु नता और
पु लिस ने  साहू कार की मौखिक
शिकायत को गिरफ्तारी का
आधार बना लिया है ।



सु पै  और मैं  सिर्फ़   किसान हैं , हम खे तों पर काम करते  हैं । साहू कार और
पु लिस ताकतवर हैं । हम क्या कर सकते  हैं ?

हम असहाय नहीं हैं  डोसो, पु लिस भी
किसी को इस तरह से  हिरासत में  नहीं ले
सकती। हर नागरिक के  पास मौलिक
अधिकार होते  हैं ।



जिली यहाँ 'हे बियस कॉर्प स' (बं दी प्रत्यक्षीकरण) के  बारे  में  बात
कर रही हैं  जिसका लै टिन भाषा में  शाब्दिक अर्थ  है  “शरीर का
उत्पादन करना”

 हे बियस कॉर्प स सं विधान के  अनु च्छेद 32 के  तहत एक रिट
और एक महत्वपू र्ण  उपाय है



यदि किसी व्यक्ति को अवै ध रूप
से  या बिना किसी कानू नी वजह के
हिरासत में  लिया गया है

इसका उपयोग कब करें ?

तो किसको निर्दे शित किया जाएगा?

कौन याचिका दायर कर सकता है ?

हिरासत में  लिए गए व्यक्ति को
हिरासत में  रखने  वाला कोई भी
प्राधिकारी

हिरासत में  लिया गया व्यक्ति या
उसकी ओर से  कोई अन्य व्यक्ति
द्वारा 



उत्प्रेषण रिट



मु झे  अपने  वकील
को बु लाने  दीजिए

यह सीमा-शु ल्क
कले क्टर का आदे श
है

हमें  सारा माल जब्त
करना है

डिब्रूगढ़  में  दयाराम की उत्पादन प्लांट 



क्या सीमा-शु ल्क विभाग द्वारा
जब्ती से  पहले  आपको कोई पू र्व
सू चना दी गई थी?

नहीं, यह सब अचानक हु आ। मु झे  खु द
भी समझ नहीं आया कि मे री ओर से
कोई गलती हु ई है  या नहीं।

मैं ने  अधिक जानकारी प्राप्त करने  के  लिए
एक सप्ताह तक प्रतीक्षा की, ले किन अभी
तक कु छ नहीं हु आ है ।



मैं  समझता हूँ  , चलो पहले  विभाग में
शिकायत दर्ज  करते  हैं  और चिं ता मत
करो। ऐसी स्थितियों के  लिए एक उपाय है ।

किस तरह का उपाय? ऐसा लगता है
कि मैं ने  अपना सारा माल खो दिया है
और यह मे री तरफ से  एक बहु त बड़ा
निवे श था 



मु झे  नहीं पता कि इसका क्या
मतलब है  और मु झे  पहले  कभी
न्यायालय नहीं जाना पड़ा

क्योँकी आपको कोई पू र्व  सू चना नहीं मिली है  और
जब्ती से  पहले  और बाद में  कोई जांच नहीं हु ई है ,
इसलिए हमारे  लिए 'सर्टिओरारी' नामक रिट जारी
करने  के  लिए उच्च न्यायालय में  जाना सं भव है



उत्प्रेषण एक रिट है  जिसका उपयोग
निचली न्यायपालिका के  निर्ण यों को रद्द
करने  के  लिए किया जाता है ।

आपके  मामले  में , सीमा-शु ल्क कले क्टर ने
आपके  सामान को जब्त करने  के  लिए
कोर्ट  की शक्ति ग्रहण की।

क्योँकी कारण बताए बिना जब्त करने  पर
कार्र वाई पे  सवाल उठाया जा सकता है , इसलिए
हम उच्च न्यायालय से  हस्तक्षेप करने  का अनु रोध
कर सकते  हैं  ताकि जब्ती को हटाया जा सके ।



इसका उपयोग कब करें ? किसको निर्दे शित
किया जाता है ? 

कौन याचिका दायर कर सकता है ? 

इसका उपयोग निचली
न्यायपालिका द्वारा जारी

किसी भी आदे श को, उच्च
न्यायपालिका द्वारा प्राकृ तिक

न्याय के  सिद्धांतों पर, रद्द
करने  के  लिए किया जा

सकता है  

किसी भी निचली
अदालत/न्यायाधिकरण

वह व्यक्ति जो
न्यायाधिकरण द्वारा जारी

आदे श से  व्यथित है



अधिकार पृच्छा 
रिट



मै डम, मु झे  आपसे  हमारे  बायोलॉजी ले क्चरर
सू र्या के  बारे  में  बात करनी है ।

तु म्हें क्या चाहिए रूपाली?
क्या तु म नहीं दे ख सकती

कि मैं  व्यस्त हूँ  ?



यह महत्वपू र्ण  है । वह आवश्यक योग्यताएं
पू री नहीं करता है  और मैं  चाहती हूं   कि
प्रशासन इस मामले  की जांच करे । 

उस आदमी के  पास बी.एड
की डिग्री भी नहीं है !



व्याख्यान दे ना मे रा काम है , आपका नहीं



जो इस नौकरी के  लिए सही योग्यता पाने  के  लिए कड़ी  मे हनत करते  हैं ,
उन लोगों का मज़ा क बनकर रह गया है ! 

हम क्या कर सकते  हैं ?

हम उन्हें जवाबदे ह ठहरा सकते  हैं  - नागरिक होने  के
नाते  यह हमारा मौलिक अधिकार है  रूपाली



शगु फ्ता क्वो वार्र न्टो (अधिकार पृ च्छा रिट) के  रिट के  बारे  में
बात कर रही हैं  जिसका अनु वाद है  "किस अधिकार के  तहत?" 

यह सं विधान के  अनु च्छेद 32 के  तहत उपाय है



इसका उपयोग कब करें ? 

यदि किसी सार्व जनिक पद पर
नियु क्त व्यक्ति को उचित
प्रक्रिया का पालन किए बिना
नियु क्त किया गया है

किसको निर्दे शित किया जाता है ? 

सार्व जनिक पद पर नियु क्त
कोई भी अधिकारी 

कौन याचिका दायर कर सकता है ? 

दे श का कोई भी नागरिक किसी भी
सार्व जनिक पद पर नियु क्त व्यक्ति के

अधिकार पर सवाल उठा सकता है



निषेध का 
आदेश



महे श तु म क्लास के  दौर्न  फोन पर लगे
रहे , क्या हु आ? क्या तु म्हें कोई बात

परे शान कर रही है ?

आकांक्षा, मैं  यह समझने  की
कोशिश कर रहा हूं   कि मॉल

बनाने  के  लिए जमीन कै से  ली
जा सकती है  और इसके  लिए

अनु मति कौन दे ता है

क्यूं?



मैं  भू रिया कॉलोनी में  रहता हूँ   आकांक्षा, 2
साल पहले  हमें  यमु ना बैं क से  निकाल

दिया गया था और तब से  हम अब जाकर
खु द को सं भाल पाए हैं । 

अब मैं  सु न रहा हूँ   कि वे  हमें  यहाँ से  भी निकाल सकते  हैं ,

क्योंकि वे  यहाँ मॉल बनाना चाहते  हैं । मैं  और मे रा परिवार

इस स्थिति से  दोबारा नहीं गु ज़ र सकते  आकांक्षा।

ले किन इस बारे  में  अभी तक कोई
औपचारिक सू चना नहीं दी गई है ।



ऐसा प्रतीत होता है  कि प्रस्तावित मॉल के
मालिक द्वारा ग्रे टर नोएडा नगर निगम

न्यायाधिकरण में  एक याचिका दायर की
गई है  और सु नवाई की तारीख घोषित कर

दी गई है ।

अरे  नहीं! मु झे  उम्मीद थी कि
यह एक अफ़ वाह होगी। मैं
इसे  कै से  रोक सकता हूँ  !



“निषे धाज्ञा” के  माध्यम से । यह एक
याचिका है  जिसे  उच्च न्यायालय में  दायर
किया जा सकता है , न्यायाधिकरण की

सु नवाई पर रोक लगाने  के  लिए। 

ले किन उच्च न्यायालय ऐसी
याचिका पर सु नवाई क्यों
करे गा, जब न्यायाधिकरण

अभी भी मामले  पर विचार कर
रहा है ?



रिट का उपयोग किसी भी निर्ण य को कु छ
समय के  लिए होने  से  रोकने  के  लिए किया

जा सकता है , जब तक कि कोई और
उचित वजह नहीं दी गई हो



निषे ध का सं बं ध इलाज से  नहीं बल्कि रोकथाम से  है

यह अनु च्छेद 32 के  तहत उपलब्ध एक उपाय है

निषे धाज्ञा रिट एक त्वरित और प्रभावी उपाय है  जो
निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र या प्राकृ तिक
न्याय के  विपरीत कार्य  करने  से  रोकता है । इसे

"स्थगन आदे श" (स्टे आर्ड र) के  रूप में  भी जाना जाता है



परमादेश रिट



ऊह! ऊह!
क्या तु म्हारी तबीयतठीक नहीं है  पं कज?

फै क्ट्री में  वें टिले शन (हवा के
बाहर जाने  और अंदर आने  की
कोई व्यवस्था) नहीं है । पिछले

साल मे रे  दो दोस्त मर गए।
ऊह… ऊह…। 

 एक और गं भीर रूप से
बीमार हो गया और उसे

नौकरी से  निकाल
दिया गया।



क्या आपने  मु ख्य कारखाना
निरीक्षक से  शिकायत की है ?

कितनी बार! वह कहता है  कि वह

कार्र वाई करे गा और मु झे  धै र्य  रखने

के  लिए कहता है । ... मु झे  नहीं पता

कि और क्या करना है !



ले किन उन्हें निरीक्षण करना ज़ रूरी है । कानू न बनाने
का उद्देश्य यह है  कि इसे  लागू  किया जाए।

यह बात उनको बताओ!

हम अदालत से  यह
कहलवा दें गे !



बरखा परमादे श रिट के  बारे  में  बात कर रही हैं

यह सं विधान के  अनु च्छेद 32 के  तहत एक

महत्वपू र्ण  उपाय है



इसका उपयोग कब करें ? 

जब कोई अधिकारी अपने  कार्य  नहीं करता है । तो रिट
का उपयोग अधिकारी को अपना सार्व जनिक कर्त व्य
निभाने  के  लिए बाध्य करने  के  लिए किया जाता है ।

किसको निर्दे शित किया जाता है ? 

कोई भी सार्व जनिक प्राधिकरण, अर्थात राज्य

कौन याचिका दायर कर सकता है ? 

वह व्यक्ति जो उस अधिकारी द्वारा कर्त व्य के  गै र-निष्पादन से  व्यथित है

जब यह नागरिकों के  बड़े  वर्ग  को प्रभावित करता है , तो यह जनहित
याचिका बन जाती है  और, जनहित में , कोई भी इसे  दायर कर सकता है



पार्ट  III एक्शन रिसर्च  एंड रिसोर्स  सें टर का लक्ष्य है  कि सबको अपने  मौलिक अधिकार की पहचान हो
और वे  उनका इस्तेमाल कर सकें । अभी हम खास तौर पर पहचान के  आधार पर होने  वाले  भे दभाव

और हिं सा पर काम कर रहे  हैं ।  

हमारा मानना है  कि जब किसी व्यक्ति या समू ह के  साथ हिं सा या भे दभाव होता है , तो उसकी जड़ें  हमारे
समाज के  ढाँचे  और कामकाज में  होती हैं । हमारा यह भी मानना है  कि जब वो लोग या समू ह, जो इस

व्यवस्थागत उत्पीड़ न से  प्रभावित हैं , वे  खु द ही बदलाव की पहल करते  हैं , तब हमारा सं विधान बदलाव
लाने  और न्याय का एक ज़ रिया बन सकता है ।

हमारा तरीका यह है  कि हम ज़ मीनी हकीकत को समझते  हु ए कई विषयों को एक साथ ले कर चलते
हैं । इसमें  समू ह के  साथ काम और रिसर्च  एक-दू सरे  से  जु ड़े  होते  हैं । हमारा काम समु दाय आधारित
सं गठनों और व्यवस्थागत या पहचान आधारित हिं सा के  पीड़ि तों के  साथ मिलकर भी होता है । हम
उनके  साथ मिलकर न्याय, सम्मान और व्यवस्था की जवाबदे ही तय करने  के  लिए काम करते  हैं ।

इसमें  हम कानू नी मदद, ट्रे निं ग, रिसर्च  और उनकी आवाज़  उठाने  जै से  काम करते  हैं ।

हमारी वे बसाइट  - www.part-three.org.


